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न्यायपालि�का

इस अध्याय के सभी महत्वपरू्ण* प्रश्न — उत्तर सहि3त। पहले खुद हल करने की कोशि=श करो, फिAर उत्तर मिCलाओ।

  अभ्यास प्रश्न-उत्तर (हर टॉपि$क से)

» न्यायपालि�का का परि)चय और भमूि/का
प्रश्न 1 (आसान). सरकार के तीन प्रमखु अंग कौन-कौन से हैं?
उत्तर — विFधायिIका, कार्य*पालिLका और न्यायपालिLका।

प्रश्न 2 (आसान). न्यायपालि�का का एक मुख्य कार्यA क्या है?
उत्तर — संविFधान की व्याख्या और सुरक्षा करना।

प्रश्न 3 (मध्यम). न्यायपालि�का को 'निIष्पक्ष' होना क्यों ज़रूरी है?
उत्तर — ताकिS वह बिUना किSसी दबाव या पक्षपात के सही-गलत का फैसला कर सके और सभी को समान न्याय मिCल सके।

प्रश्न 4 (कठिRन). संवि�धान की रक्षा करने में न्यायपालि�का की क्या भूमि/का है?
उत्तर — यह सनुि]श्चि_`त करती है किS विFधायिIका और कार्य*पालिLका दोनों संविFधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य* करें और अगर
कोई काननू संविFधान के खिeलाफ हो तो उसे रद्द कर सकती है।

» स्वतंत्र न्यायपालि�का की आवश्यकता
प्रश्न 5 (आसान). अगर न्यायपालि�का स्वतंत्र न हो, तो क्या अमीर और गरीब को एक समान न्याय मि/लेगा?
उत्तर — नहीं, अगर न्यायपालिLका स्वतंत्र न हो, तो अमीर और ताकतवर लोग न्याय को प्रभाविFत कर सकत ेहैं।

प्रश्न 6 (आसान). काननू के शासन का क्या अर्थA है?
उत्तर — काननू के शासन का अर्थ* है किS धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष सहि3त सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो।

प्रश्न 7 (मध्यम). स्वतंत्र न्यायपालि�का क्यों जरूरी है ताकिc 'लोकतंत्र की जगह किcसी एक व्यक्तिfg या समूह की तानाशाही न
ले ले'?
उत्तर — क्योंकिS अगर न्यायपालिLका स्वतंत्र नहीं होगी, तो कोई शक्तिpqशाली व्यक्तिpq या समहू सत्ता का दरुुपयोग करके
मनमाने फैसले ले सकता है और लोकतंत्र को खत्म कर सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिLका ऐसे मनमाने फैसलों को रोकती है।

प्रश्न 8 (कठिRन). क्या न्यायपालि�का की स्वतंत्रता का मतलब यह है किc वह किcसी के प्रतिg जवाबदेह नहीं है?
उत्तर — नहीं, न्यायपालिLका की स्वतंत्रता का मतलब स्वेच्छाचारिwता नहीं है। वह देश के संविFधान, लोकतांत्रिyक परंपराओं और
जनता के प्रतिq जवाबदेह होती है। उसे कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होता है।

» न्यायपालि�का की स्वतंत्रता सुनिIश्चिlmत करने के उपाय
प्रश्न 9 (आसान). न्यायाधीशों के वेतन और भते्त के लि�ए किcसकी स्वीकृतिg ज़रूरी नहीं होती?
उत्तर — विFधायिIका की स्वीकृतिq

प्रश्न 10 (आसान). न्यायाधीशों का कार्यAकाल कैसा होता है? निIश्चिlmत या अनिIश्चिlmत?
उत्तर — नि]श्चि_`त कार्य*काल

प्रश्न 11 (मध्यम). संवि�धान ने न्यायाधीशों की निIयकु्तिfg में वि�धायिrका को शामि/ल क्यों नहीं किcया है?
उत्तर — दलगत राजनीतिq की भूमिCका को रोकने और नि]यकु्तिpqयों को नि]ष्पक्ष बनाने के लिLए।
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प्रश्न 12 (कठिRन). न्यायपालि�का को 'अदालत की अवमानना' के लि�ए दंडिtत करने का अधिvकार क्यों दिxया गया है?
उत्तर — यह अधि�कार न्यायाधीशों को सरुक्षा देता है और सनुि]श्चि_`त करता है किS उनके नि]र्ण*यों और कार्यों� की नाजायज
आलोचना न हो, जि�ससे वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें ।

» न्यायाधीशों की निIयुक्तिfg प्रक्रिzया
प्रश्न 13 (आसान). सर्वो|च्च न्यायालय के मखु्य न्यायाधीश की निIयुक्तिfg में आमतौर पर किcस परंपरा का पालन किcया जाता
है?
उत्तर — सबसे वरिwष्ठ न्यायाधीश को मखु्य न्यायाधीश नि]युक्त किSया जाता है।

प्रश्न 14 (आसान). उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निIयुक्तिfg में राष्ट्रपतिg किcससे सलाह लेत ेहैं?
उत्तर — भारत के मखु्य न्यायाधीश से।

प्रश्न 15 (मध्यम). कॉलेजि�यम प्रणाली में सर्वो|च्च न्यायालय के मखु्य न्यायाधीश के साथ और किcतने न्यायाधीश शामि/ल
होत ेहैं?
उत्तर — चार अन्य वरिwष्ठतम न्यायाधीश।

प्रश्न 16 (कठिRन). न्यायाधीशों की निIयकु्तिfg में कॉलेजि�यम प्रणाली क्यों महत्वपूर्णA है?
उत्तर — यह न्यायपालिLका की स्वतंत्रता सुनि]श्चि_`त करती है, ताकिS कार्य*पालिLका का सीधा हस्तक्षेप न हो और न्यायाधीशों का
चनुाव योग्यता के आधार पर हो।

» न्यायाधीशों को पद से हटाना
प्रश्न 17 (आसान). न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिzया में कौन सा 'बहुमत' आवश्यक होता है?
उत्तर — विFशषे बहुमत

प्रश्न 18 (आसान). किcस न्यायाधीश को हटाने का प्रयास 'असफल' रहा था?
उत्तर — न्यायमूर्तिq * वी. रामास्वामी

प्रश्न 19 (मध्यम). वि�शषे बहुमत का क्या अर्थA है? इसमें कौन सी दो शर्तें� शामि/ल हैं?
उत्तर — विFशषे बहुमत का अर्थ* है - 'सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत' और 'उपस्थि��त और मतदान करने वाले सदस्यों
का दो-तिqहाई बहुमत'।

प्रश्न 20 (कठिRन). न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिzया को इतना कठिRन क्यों बनाया गया है? इसके पीछे क्या कारण है?
उत्तर — इस प्रक्रि�या को न्यायपालिLका की 'स्वतंत्रता' बनाए रखने के लिLए इतना कठि�न बनाया गया है। यह सनुि]श्चि_`त करता
है किS न्यायाधीश बिUना किSसी 'राजनीतिqक दबाव' या 'कार्य*पालिLका के हस्तक्षेप' के नि]ष्पक्ष होकर अपना काम कर सकें । सि�र्फ*
'कदाचार या अयोग्यता' साबिUत होने पर ही उन्हें हटाया जा सके।

» न्यायपालि�का की एकीकृत संरचना
प्रश्न 21 (आसान). भारत में सबसे ऊपरी अदालत कौन सी है?
उत्तर — सर्वो�च्च न्यायालय (Supreme Court)

प्रश्न 22 (आसान). भारत में न्यायपालि�का की संरचना कैसी है?
उत्तर — एकीकृत (integrated) और पि रामिCड जैसी

प्रश्न 23 (मध्यम). उच्च न्यायालय (High Court) किcस स्तर पर काम करत ेहैं?
उत्तर — राज्य स्तर पर

प्रश्न 24 (कठिRन). भारत में 'एकीकृत न्यायिrक व्यवस्था' का क्या अर्थA है?
उत्तर — इसका अर्थ* है किS पूरे देश में न्यायपालिLका का एक ही सि�स्टम है, जो ऊपर से नीचे तक जुड़ा हुआ है, और राज्यों
के लिLए अलग से कोई स्वतंत्र न्यायिIक व्यवस्था नहीं है, बल्कि§S सभी न्यायालय एक-दसूरे के अधीन और नि]यंत्रण में काम
करत ेहैं।
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» सर्वो|च्च न्यायालय का मौलि�क क्षेत्राधिvकार
प्रश्न 25 (आसान). कौन-से वि�वाद सीधे सर्वो|च्च न्यायालय में शुरू होत ेहैं?
उत्तर — कें द्र और राज्यों के बीच के विFवाद, और राज्यों के आपसी विFवाद।

प्रश्न 26 (आसान). सर्वो|च्च न्यायालय का 'मौलि�क क्षेत्राधिvकार' का क्या अर्थA है?
उत्तर — इसका अर्थ* है किS कुछ मकुदमों की सुनवाई सीधे सर्वो�च्च न्यायालय में हो सकती है, नि]चली अदालतों में नहीं।

प्रश्न 27 (मध्यम). अगर केरल और तमि/लनाडु राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर कोई बड़ा वि�वाद हो, तो इसे
सलुझाने के लि�ए किcस न्यायालय में जाना होगा?
उत्तर — सीधे सर्वो�च्च न्यायालय में, क्योंकिS यह उसके मौलिLक क्षेत्राधि�कार में आता है।

प्रश्न 28 (कठिRन). मौलि�क क्षेत्राधिvकार सर्वो|च्च न्यायालय को संघीय मामलों में 'अपंायर' की भमूि/का कैसे देता है? समझाओ।
उत्तर — संघीय व्यवस्था में कें द्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस में विFवाद होना स्वाभाविFक है। सर्वो�च्च न्यायालय इन
विFवादों का नि]पटारा सीधे करता है और संविFधान की व्याख्या करके यह तय करता है किS कौन सही है, ठीक वसेै ही जसेै
अपंायर खेल के नि]यमों के अनसुार फैसला सनुाता है।

» सर्वो|च्च न्यायालय का रि)ट क्षेत्राधिvकार
प्रश्न 29 (आसान). मौलि�क अधिvकारों के उल्लंघन पर कौन सा न्यायालय रि)ट जारी कर सकता है?
उत्तर — सर्वो�च्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।

प्रश्न 30 (आसान). अगर किcसी व्यक्तिfg को गैरकानूनी तरीके से हि�रासत में लि�या गया हो, तो कौन सी रि)ट जारी होगी?
उत्तर — बंदी प्रत्यक्षीकरण।

प्रश्न 31 (मध्यम). 'परमादेश' रि)ट का क्या अर्थA है और यह कब जारी की जाती है?
उत्तर — परमादेश का अर्थ* है 'हम आदेश देत ेहैं'। यह तब जारी की जाती है जब कोई सार्व*जनि]क अधि�कारी अपने कानूनी
कर्त*व्य का पालन नहीं करता।

प्रश्न 32 (कठिRन). सर्वो|च्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रि)ट क्षेत्राधिvकार में क्या अंतर है?
उत्तर — सर्वो�च्च न्यायालय केवल मौलिLक अधि�कारों के उल्लंघन पर रिwट जारी कर सकता है, जबकिS उच्च न्यायालय मौलिLक
अधि�कारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधि�कारों के उल्लंघन पर भी रिwट जारी कर सकता है।

» सर्वो|च्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिvकार
प्रश्न 33 (आसान). सर्वो|च्च न्यायालय किcस अदालत के फैसलों के खि�लाफ अपीलें सनुता है?
उत्तर — उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिeलाफ।

प्रश्न 34 (आसान). क्या सपु्रीम कोर्टA हर तरह की अपील सुनता है?
उत्तर — नहीं, केवल उन मामलों में जहाँ 'संविFधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला' हो।

प्रश्न 35 (मध्यम). अगर उच्च न्यायालय अपील की अनमुतिg न दे, तो क्या सुप्रीम कोर्टA फि¢र भी अपील सुन सकता है?
क्यों?
उत्तर — हाँ, सुप्रीम कोर्ट* सुन सकता है। क्योंकिS 'सर्वो�च्च न्यायालय के पास यह शक्तिpq है किS वह उस मकुदमे में की गई
अपील को विFचार के लिLए स्वीकार कर ले' अगर उसे लगता है किS इसमें कोई गंभीर कानूनी मुद्दा है।

प्रश्न 36 (कठिRन). अपीली क्षेत्राधिvकार का क्या महत्व है और यह कैसे 'न्याय की आखि�री उम्मीद' बना रहता है?
उत्तर — यह सनुि]श्चि_`त करता है किS 'परेू मुकदमे पर पुनर्विF*चार करेगा और उसके काननूी मदु्दों की दोबारा जाँच करेगा', अगर
'नि]चली अदालतों ने कानून या संविFधान का वह अर्थ* नहीं समझा' जो होना चाहि3ए था, तो वह 'नि]र्ण*य को बदल सकता है
तथा इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है'। इससे नागरिwकों को यह विFश्वास रहता है किS न्याय की
अतंिqम सीढ़ी पर उनके केस को परूी तरह परखा जाएगा।
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» सर्वो|च्च न्यायालय का सलाहकारी के्षत्राधिvकार
प्रश्न 37 (आसान). सर्वो|च्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिvकार किcस अनचु्छेद में वर्णि¥Aत है?
उत्तर — अनचु्छेद 143

प्रश्न 38 (आसान). क्या राष्ट्रपतिg द्वारा मांगी गई सलाह को सर्वो|च्च न्यायालय देने से मना कर सकता है?
उत्तर — नहीं, सर्वो�च्च न्यायालय सलाह देने को बाध्य है।

प्रश्न 39 (मध्यम). राष्ट्रपतिg द्वारा मांगी गई सलाह को मानना क्या राष्ट्रपतिg के लि�ए अनिIवार्यA है?
उत्तर — नहीं, राष्ट्रपतिq सलाह मानने के लिLए बाध्य नहीं हैं।

प्रश्न 40 (कठिRन). सलाहकारी क्षेत्राधिvकार के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? दो कारण बताओ।
उत्तर — राष्ट्रपतिq को महत्वपूर्ण* कानूनी मामलों में सही नि]र्ण*य लेने में मदद करना और सरकार के कार्यों� को संवधैानि]क रूप
से वधै बनाना।

» न्यायिrक सक्रिzयता और जनहि�त याचिmका
प्रश्न 41 (आसान). जनहि�त याचिmका का दसूरा नाम क्या है?
उत्तर — सामाजि�क व्यवहार याचि`का (Social Action Litigation)

प्रश्न 42 (आसान). किcस वर्षA से जनहि�त याचिmका की अवधारणा में बदलाव आया?
उत्तर — 1979

प्रश्न 43 (मध्यम). न्यायिrक सक्रिzयता का क्या अर्थA है?
उत्तर — जब न्यायपालिLका अपने पारंपरिwक कार्यों� से आगे बढ़कर समाज के हि3त में कार्य*पालिLका और विFधायिIका के कार्यों� पर
भी नज़र रखती है और हस्तक्षेप करती है, तो इसे न्यायिIक सक्रि�यता कहत ेहैं।

प्रश्न 44 (कठिRन). जनहि�त याचिmका ने न्यायपालि�का को अधिvक जनोन्मखुी (people-oriented) कैसे बनाया है? कोई दो
उदाहरण दीजि�ए।
उत्तर — जनहि3त याचि`का ने न्यायपालिLका को जनोन्मखुी बनाया है क्योंकिS इसने उन 'समाज के वर्गों�' को 'अदालत की शरण'
लेने का अवसर दिÀया है जो पहले न्याय से दरू थे। उदाहरण के लिLए, कैदिÀयों के अधि�कारों से संबंधि�त मामले (जसेै हुसनैारा
खातून बनाम बिUहार सरकार), या पर्याÂ*वरण सुरक्षा और गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने से जुड़ ेमामले, जहाँ न्यायालय ने
अखबार की खबरों को भी याचि`का मानकर सुनवाई की।

» न्यायिrक सक्रिzयता के प्रभाव और चुनौतिgयाँ
प्रश्न 45 (आसान). न्यायिrक सक्रिzयता का एक सकारात्मक प्रभाव बताइए।
उत्तर — कार्य*पालिLका की जवाबदेही बढ़ना।

प्रश्न 46 (आसान). न्यायिrक सक्रिzयता से न्यायालयों पर क्या बोझ बढ़ा है?
उत्तर — काम का बोझ।

प्रश्न 47 (मध्यम). चनुाव लड़ने वाले प्रत्याशि®यों के लि�ए संपत्ति° और शकै्षणि¥क योग्यता का शपथपत्र देना किcस प्रभाव का
उदाहरण है?
उत्तर — चनुाव प्रणाली को अधि�क मकु्त और नि]ष्पक्ष बनाना।

प्रश्न 48 (कठिRन). न्यायिrक सक्रिzयता के कारण सरकार के तीनों अगंों के बीच संतुलन क्यों प्रभावि�त हो सकता है?
उत्तर — क्योंकिS न्यायालय कभी-कभी उन समस्याओ ंमें उलझ जाता है जि�न्हें कार्य*पालिLका को हल करना चाहि3ए, जि�ससे
कार्यों� का विFभाजन धुंधला हो जाता है।

» न्यायिrक पनुरावलोकन की शक्तिfg
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प्रश्न 49 (आसान). न्यायिrक पनुरावलोकन का अर्थA क्या है?
उत्तर — न्यायपालिLका द्वारा किSसी काननू की संवैधानि]कता की जांच करना।

प्रश्न 50 (आसान). भारत में न्यायिrक पुनरावलोकन की शक्तिfg किcसके पास है?
उत्तर — सर्वो�च्च न्यायालय (Supreme Court) के पास।

प्रश्न 51 (मध्यम). क्या भारतीय संवि�धान में 'न्यायिrक पनुरावलोकन' शब्द का प्रयोग किcया गया है?
उत्तर — नहीं, शब्द का सीधा प्रयोग नहीं है, लेकिSन यह शक्तिpq संविFधान की व्याख्या से मिCलती है।

प्रश्न 52 (कठिRन). न्यायिrक पुनरावलोकन की शक्तिfg क्यों आवश्यक है?
उत्तर — यह संविFधान की सर्वो�च्चता बनाए रखने, मौलिLक अधि�कारों की रक्षा करने और सरकार के अगंों के बीच संतुलन
स्थापि त करने के लिLए आवश्यक है।

» न्यायपालि�का और संसद के बीच संबंध
प्रश्न 53 (आसान). न्यायपालि�का और संसद के बीच टकराव का एक प्रमखु मुद्दा क्या था?
उत्तर — संपत्तिÅ का अधि�कार और संविFधान संशोधन की शक्तिpq।

प्रश्न 54 (आसान). केशवानंद भारती मामला किcस वर्षA में आया?
उत्तर — 1973 में।

प्रश्न 55 (मध्यम). 'संवि�धान के मूल ढाँचे' के सि¶द्धांत का क्या अर्थA है?
उत्तर — यह संविFधान के वे मलू और अपरिwवर्त*नीय पहल ूहैं जि�न्हें संसद संविFधान संशोधन द्वारा भी नहीं बदल सकती।

प्रश्न 56 (कठिRन). केशवानंद भारती मामले ने भारतीय लोकतंत्र में 'checks and balances' को कैसे मजबतू किcया?
उत्तर — इसने संसद की संविFधान संशोधन की असीमिCत शक्तिpq पर एक कानूनी सीमा लगाई, न्यायपालिLका को संविFधान की
अतंिqम व्याख्या करने और 'मलू ढाँचे' की रक्षा करने की शक्तिpq दी, जि�ससे सरकार के तीनों अंगों के बीच एक स्वस्थ संतलुन
स्थापि त हुआ।

» संवि�धान का मलू ढाँचा सि¶द्धांत
प्रश्न 57 (आसान). केशवानंद भारती मकुदमा किcस वर्षA हुआ था?
उत्तर — 1973

प्रश्न 58 (आसान). 'संवि�धान का मूल ढाँचा' सि¶द्धांत किcस मामले में दिxया गया था?
उत्तर — केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

प्रश्न 59 (मध्यम). क्या संसद संवि�धान के किcसी भी हि�स्से को बदल सकती है?
उत्तर — नहीं, संसद संविFधान के 'मलू ढाँचे' को छोड़कर बाकी हि3स्सों को बदल सकती है।

प्रश्न 60 (कठिRन). अगर संसद 'मूल ढाँचे' से छेड़छाड़ करने वाला काननू बनाती है, तो उसे कौन रद्द कर सकता है?
उत्तर — सर्वो�च्च न्यायालय (Supreme Court) न्यायिIक समीक्षा की शक्तिpq का उपयोग करके उसे रद्द कर सकता है।

  हल किcए हुए उदाहरण (step-by-step)

उदाहरण 1. अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो लोगों के मौलि�क अधिvकारों का हनन करता हो, तो न्यायपालि�का की
क्या भूमि/का होगी?
   › पहला कदम: कोई व्यक्तिpq या समूह इस काननू को चनुौती देत ेहुए अदालत जा सकता है।
   › दसूरा कदम: न्यायपालिLका, विFशषेकर सर्वो�च्च न्यायालय, इस कानून की समीक्षा करेगा।
   › तीसरा कदम: न्यायपालिLका देखेगी किS क्या यह काननू 'संविFधान की मूल भावना' और 'मौलिLक अधि�कारों' के अनरुूप
है।
   › चौथा कदम: अगर न्यायपालिLका पाती है किS कानून मौलिLक अधि�कारों का उल्लंघन करता है, तो वह उसे 'असंवधैानि]क'
घोषिÊत कर सकती है और उसे रद्द कर सकती है।
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उत्तर — न्यायपालि�का उस कानून को असंवधैानिIक घोषि½त करके रद्द कर देगी, जि�ससे लोगों के मौलि�क अधिvकारों की रक्षा
हो सकेगी।

उदाहरण 2. मान लीजि�ए सरकार ने एक नया कानून बनाया है, जि�ससे किcसी खास समुदाय के लोगों के अधिvकार छि¿न रहे
हैं। ऐसे में, स्वतंत्र न्यायपालि�का की क्या भूमि/का होगी?
   › पहला कदम यह होगा किS वह पीड़िÍत समदुाय या कोई अन्य व्यक्तिpq इस कानून को चनुौती देने के लिLए 'स्वतंत्र
न्यायपालिLका' का दरवाजा खटखटाए, यानी अदालत में याचि`का दायर करे।
   › दसूरा कदम, न्यायपालिLका बिUना किSसी सरकारी दबाव के, सि�र्फ़*  संविFधान और काननूों को ध्यान में रखत ेहुए, इस नए
कानून की संवधैानि]कता की 'जांच' करेगी।
   › तीसरा कदम, अगर न्यायपालिLका को लगता है किS यह कानून 'व्यक्तिpq के अधि�कारों' का उल्लंघन कर रहा है और
'काननू के शासन' के खिeलाफ है, तो वह उसे 'असंवधैानि]क' घोषिÊत कर सकती है।
   › चौथा कदम, इससे उस समदुाय के 'अधि�कारों की रक्षा' होगी और सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ेंगे, क्योंकिS
न्यायपालिLका ने बिUना किSसी डर या पक्षपात के फैसला सुनाया है।
उत्तर — इस तरह, एक स्वतंत्र न्यायपालि�का ने सरकार के गलत कानून से 'व्यक्तिfg के अधिvकारों की रक्षा' की और 'कानून
की सर्वो|च्चता' को बनाए रखा।

उदाहरण 3. भारतीय संवि�धान न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिzया को इतना कठिRन क्यों बनाता है?
   › पहला कदम है समझना किS न्यायाधीशों का नि]श्चि_`त कार्य*काल उनकी स्वतंत्रता के लिLए किSतना ज़रूरी है। यदिÀ उन्हें
आसानी से हटाया जा सके, तो वे 'fear of removal' — हटाए जाने के डर से काम करेंगे।
   › दसूरा कदम है सोचना किS 'what is the aim' — संविFधान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है 'to ensure impartiality' —
किS वे बिUना किSसी पक्षपात या दबाव के नि]र्ण*य ले सकें ।
   › तीसरा कदम है जोड़ना किS अगर प्रक्रि�या कठि�न होगी, तो 'their position will be secure' — उनका पद सुरक्षिÔत
रहेगा और वे 'without pressure' काम कर पाएंगे।
   › चौथा कदम है समझना किS संविFधान नि]र्माÂ*ताओं का मानना था किS 'a difficult removal process ensures judicial
independence' — हटाने की प्रक्रिया कठिन होने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहेगी।
उत्तर — संवि�धान न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिzया को इसलि�ए कठिRन बनाता है ताकिc वे बिÁना किcसी डर, पक्षपात या
राजनीतिgक दबाव के काम कर सकें  और उनके पद की सरुक्षा बनी रहे, जि�ससे न्यायपालि�का की स्वतंत्रता सनुिIश्चिlmत हो।

उदाहरण 4. सर्वो|च्च न्यायालय के किcसी न्यायाधीश की निIयकु्तिfg में कौन-कौन से मखु्य हि�तधारक (stakeholders) शामि/ल
होत ेहैं और उनकी भमूि/का क्या है?
   › पहला हि3तधारक है 'सर्वो�च्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश' (CJI) और 'चार अन्य वरिwष्ठतम न्यायाधीश'। ये मिCलकर
'कॉलेजि�यम' बनात ेहैं।
   › कॉलेजि�यम का काम है सर्वो�च्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में नि]युक्तिpq के लिLए 'नामों का प्रस्ताव' करना। ये नाम
उनकी योग्यता और अनभुव के आधार पर चनेु जात ेहैं।
   › दसूरा मखु्य हि3तधारक है 'भारत का राष्ट्रपतिq'। राष्ट्रपतिq को ये नाम कॉलेजि�यम द्वारा भेजे जात ेहैं।
   › राष्ट्रपतिq इन प्रस्ताविFत नामों में से ही न्यायाधीशों की 'औपचारिwक नि]यकु्तिpq' करत ेहैं। हालांकिS, कॉलेजि�यम की सलाह
मानना अनि]वार्य* होता है।
   › तीसरा हि3तधारक है 'कार्य*पालिLका' (मंत्रिyपरिwषद)। शरुुआत में, वे सलाह दे सकत े थे, लेकिSन अब कॉलेजि�यम की
सि�फारिwशों को मानना पड़ता है, जि�ससे न्यायपालिLका की स्वतंत्रता बनी रहे।
उत्तर — सर्वो|च्च न्यायालय के किcसी न्यायाधीश की निIयुक्तिfg में मुख्य रूप से सर्वो|च्च न्यायालय का मखु्य न्यायाधीश और
चार अन्य वरि)ष्ठतम न्यायाधीश (जो कॉलेजि�यम बनात ेहैं), तथा भारत के राष्ट्रपतिg शामि/ल होत ेहैं। कॉलेजि�यम नामों का
प्रस्ताव करता है, और राष्ट्रपतिg उन्हीं नामों में से औपचारि)क निIयकु्तिfg करत ेहैं। कार्यAपालि�का की भूमि/का अब सलाह देने तक
सीमि/त हो गई है, कॉलेजि�यम की सि¶फारि)शों का सम्मान करना पड़ता है।
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उदाहरण 5. मान लीजि�ए लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। यदिx किcसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव आया और 450
सदस्य उपस्थिÄÅत होकर मतदान कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को पारि)त करने के लि�ए किcतने वोटों की आवश्यकता होगी?
   › पहला नि]यम: 'कुल सदस्य संख्या का बहुमत'। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है। इसका बहुमत होगा (543/2)
+ 1 = 271.5 + 1 = 272 वोट।
   › दसूरा नि]यम: 'उपस्थि��त और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिqहाई बहुमत'। उपस्थि��त और मतदान करने वाले
सदस्य 450 हैं। इसका दो-तिqहाई होगा (2/3) * 450 = 300 वोट।
   › प्रस्ताव पारिwत करने के लिLए 'दोनों' शर्तों� को पूरा करना होगा। यानी, कम से कम 272 वोट भी चाहि3ए और कम से
कम 300 वोट भी चाहि3ए।
   › इन दोनों में से 'अधि�क' संख्या वाले वोट की आवश्यकता होगी।
उत्तर — इसलि�ए, इस प्रस्ताव को पारि)त करने के लि�ए '300 वोटों' की आवश्यकता होगी।

उदाहरण 6. भारत में न्यायिrक व्यवस्था की संरचना किcस प्रकार की है? इसमें सबसे ऊपर और सबसे नीचे कौन से न्यायालय
आत ेहैं?
   › पहला चरण: हमें समझना होगा किS भारत में 'एकीकृत' न्यायिIक व्यवस्था है, जो एक पि रामिCड जसैी संरचना में काम
करती है।
   › दसूरा चरण: इस संरचना के सबसे ऊपरी सि�रे पर 'सर्वो�च्च न्यायालय' (Supreme Court) है, जो पूरे देश के लिLए
न्याय का अंतिqम प्राधि�करण है।
   › तीसरा चरण: इस पि रामिCड के सबसे नि]चले पायदान पर 'अधीनस्थ न्यायालय' (Subordinate Courts) और 'जि�ला
न्यायालय' (District Courts) आत ेहैं, जो छोटे मामलों और स्थानीय स्तर पर न्याय प्रदान करत ेहैं।
   › चौथा चरण: इनके बीच में 'उच्च न्यायालय' (High Courts) आत े हैं, जो राज्यों के स्तर पर काम करत े हैं और
नि]चली अदालतों के फैसलों की अपील सुनत ेहैं।
उत्तर — भारत में न्यायपालि�का की 'एकीकृत पि$रामि/ड' जैसी संरचना है। इसमें सबसे ऊपर 'सर्वो|च्च न्यायालय' और सबसे
नीचे 'जि�ला न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय' आत ेहैं।

उदाहरण 7. कौन से वि�वाद सीधे सर्वो|च्च न्यायालय के मौलि�क क्षेत्राधिvकार में आत ेहैं?
   › सर्वो�च्च न्यायालय के मौलिLक क्षेत्राधि�कार का मतलब उन मामलों से है जि�नकी सुनवाई सीधे और पहली बार सर्वो�च्च
न्यायालय में होती है।
   › इसमें मुख्य रूप से संघीय ढांचे से जडु़ ेविFवाद शामिCल होत ेहैं।
   › पहला, कें द्र सरकार और एक या अधि�क राज्य सरकारों के बीच का विFवाद।
   › दसूरा, एक तरफ कें द्र सरकार और एक या अधि�क राज्य सरकारें हों, और दसूरी तरफ एक या अधि�क अन्य राज्य
सरकारें हों, उनके बीच का विFवाद।
   › तीसरा, दो या दो से अधि�क राज्य सरकारों के बीच का आपसी विFवाद।
उत्तर — कें द्र और राज्यों के बीच के वि�वाद तथा वि�भिÈन्न राज्यों के आपसी वि�वाद सीधे सर्वो|च्च न्यायालय के मौलि�क
के्षत्राधिvकार में आत ेहैं।

उदाहरण 8. एक सरकारी अधिvकारी ने एक नागरि)क को उसके भाषण और अभिÈव्यक्तिfg की स्वतंत्रता के मौलि�क अधिvकार का
प्रयोग करने से रोक दिxया। नागरि)क इस स्थिÄÅतिg में सर्वो|च्च न्यायालय के किcस रि)ट का उपयोग कर सकता है?
   › पहला कदम: नागरिwक को यह पहचानना होगा किS उसके किSस मौलिLक अधि�कार का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में,
यह भाषण और अभिåव्यक्तिpq की स्वतंत्रता है, जो एक मौलिLक अधि�कार है।
   › दसूरा कदम: यह समझना किS जब मौलिLक अधि�कार का उल्लंघन होता है, तो सर्वो�च्च न्यायालय 'रिwट' जारी कर
सकता है।
   › तीसरा कदम: यह विFचार करना किS उपलब्ध रिwटों में से कौन सी रिwट इस परिwस्थि��तिq के लिLए सबसे उपयुक्त है। चूंकिS
यह किSसी को रोकने का मामला है और सरकार को 'कुछ करने' (अधि�कारों का सम्मान करने) का नि]र्देèश देना है, तो
'परमादेश' (Mandamus) रिwट सबसे सही रहेगी।
   › चौथा कदम: नागरिwक सर्वो�च्च न्यायालय में 'परमादेश' रिwट की याचि`का दायर कर सकता है, जि�समें कोर्ट* अधि�कारी को
उसके कर्त*व्य का पालन करने और नागरिwक के मौलिLक अधि�कार का सम्मान करने का आदेश देगा।
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उत्तर — नागरि)क 'परमादेश' (Mandamus) रि)ट का उपयोग कर सकता है।

उदाहरण 9. एक आपराधिvक मामले में, जि�ला न्यायालय ने एक व्यक्तिfg को 10 साल की सजा सनुाई। उसने उच्च न्यायालय
में अपील की, जि�सने सजा को बरकरार रखा। व्यक्तिfg का वकील अब सर्वो|च्च न्यायालय में अपील करना चाहता है। क्या वह
ऐसा कर सकता है?
   › हाँ, व्यक्तिpq सर्वो�च्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
   › पहले, उच्च न्यायालय को यह प्रमाणिëत करना होगा किS मामले में 'संविFधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई
गंभीर मामला' है।
   › अगर उच्च न्यायालय प्रमाणपत्र नहीं देता, तब भी 'सर्वो�च्च न्यायालय के पास यह शक्तिpq है किS वह उस मुकदमे में
की गई अपील को विFचार के लिLए स्वीकार कर ले' यदिÀ उसे लगता है किS मामले में पुनर्विF*चार की आवश्यकता है।
   › सर्वो�च्च न्यायालय 'परेू मुकदमे पर पनुर्विF*चार करेगा और उसके काननूी मुद्दों की दोबारा जाँच करेगा', यह देखने के
लिLए किS नि]चली अदालतों ने सही फैसला दिÀया है या नहीं।
उत्तर — हाँ, व्यक्तिfg सर्वो|च्च न्यायालय में अपील कर सकता है, बशर्तेÌ मामला सर्वो|च्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिvकार के
तहत आता हो (यानी उसमें कानून या संवि�धान से जुड़ा कोई गंभीर प्रश्न हो) और सुप्रीम कोर्टA उसे स्वीकार करे।

उदाहरण 10. मान लीजि�ए किc भारत सरकार 'किcसी अतंरराष्ट्रीय संधिv' पर हस्ताक्षर करने वाली है, लेकिcन इस 'संधिv के कुछ
प्रावधानों' को लेकर काननूी वि�शषेज्ञों के बीच 'संवि�धान की सर्वो|च्चता' पर मतभेद हैं। इस स्थिÄÅतिg में राष्ट्रपतिg इस 'कानूनी
सवाल' पर सर्वो|च्च न्यायालय से 'सलाह कैसे' ले सकत ेहैं?
   › पहला कदम: भारत के 'राष्ट्रपतिq को यह महससू होगा' किS यह मामला 'सार्व*जनि]क महत्व' का है और इसमें 'संविFधान
की व्याख्या' से जडु़ा एक गंभीर प्रश्न है।
   › दसूरा कदम: 'राष्ट्रपतिq भारत के सर्वो�च्च न्यायालय' को 'एक औपचारिwक संदर्भ*' भेजेंगे, जि�समें वे 'विFशि=ष्ट कानूनी प्रश्न
या संधि� के प्रावधानों' का उल्लेख करेंगे, जि�न पर वे 'सलाह चाहत ेहैं'।
   › तीसरा कदम: 'सर्वो�च्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई' करेगा, जि�समें 'सरकार के वकील' और 'अन्य संबंधि�त पक्षों'
को अपनी बात रखने का मौका दिÀया जा सकता है। न्यायालय 'कानून और संविFधान' का विFश्लेषण करेगा।
   › चौथा कदम: 'सर्वो�च्च न्यायालय अपनी सलाह' एक 'रिwपोर्ट*' के रूप में 'राष्ट्रपतिq को भेजेगा'। इस रिwपोर्ट* में 'न्यायालय
की राय और उसके पीछे के तर्क* ' विFस्तार से लिLखे होंगे।
   › पांचवां कदम: 'राष्ट्रपतिq इस सलाह' पर 'विFचार करेंगे', लेकिSन उन्हें 'इसे मानना अनि]वार्य* नहीं' है। वे 'अपनी
विFवेकाधि�कार' का प्रयोग करत ेहुए 'अंतिqम नि]र्ण*य' लेंगे किS 'संधि� पर हस्ताक्षर करना है या नहीं' और 'किSस तरह से'।
   › छठा कदम: यदिÀ 'राष्ट्रपतिq सलाह को मानत ेहैं', तो 'सरकार अपने नि]र्ण*यों और नीतिqयों' में 'उस सलाह को शामिCल'
करेगी। यदिÀ 'नहीं मानत'े, तो 'कारणों पर विFचार' करके 'अपना अलग नि]र्ण*य' ले सकत ेहैं।
उत्तर — इस तरह, राष्ट्रपतिg 'एक औपचारि)क संदर्भA' भेजकर सर्वो|च्च न्यायालय से 'सलाह मांग सकत ेहैं', जि�से न्यायालय को
'देना होगा', लेकिcन राष्ट्रपतिg 'उसे मानने के लि�ए बाध्य नहीं' हैं।

उदाहरण 11. उत्तराखंड के किcसी पहाड़ी गाँव में लगातार वनों की कटाई हो रही है, जि�ससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है
और पानी के स्रोत सखू रहे हैं। गाँव के लोग अपनी आवाज़ सरकार तक नहीं पहँुचा पा रहे हैं। ऐसी स्थिÄÅतिg में, न्याय पाने
के लि�ए किcस प्रकार की याचिmका दायर की जा सकती है और कौन इसे दायर कर सकता है?
   › यह मामला 'वनों की कटाई' और 'पानी के स्रोतों के सूखने' से संबंधि�त है, जि�सका प्रभाव परेू गाँव और पर्याÂ*वरण पर
पड़ रहा है। यह किSसी एक व्यक्तिpq का नकुसान नहीं, बल्कि§S 'जनहि3त' का मामला है।
   › चूँकिS गाँव के लोग खुद अदालत तक नहीं पहँुच पा रहे हैं, तो कोई जागरूक नागरिwक, 'पर्याÂ*वरण संगठन' (NGO) या
कोई 'वकील' उनकी तरफ से याचि`का दायर कर सकता है।
   › ऐसी स्थि��तिq में 'जनहि3त याचि`का' (Public Interest Litigation - PIL) ही सबसे प्रभावी माध्यम है, क्योंकिS यह
'न्यायिIक सक्रि�यता' का एक रूप है जो न्यायपालिLका को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्तिpq देता है जहाँ सीधे पीड़िÍत
पक्ष अदालत नहीं पहँुच पाता।
उत्तर — इस स्थिÄÅतिg में, कोई जागरूक नागरि)क या पर्याÑAवरण संगठन 'जनहि�त याचिmका (PIL)' दायर करके गाँव वालों और
पर्याÑAवरण के लि�ए न्याय की गुहार लगा सकता है।
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उदाहरण 12. एक ऐसे उदाहरण की पहचान कीजि�ए जहाँ न्यायिrक सक्रिzयता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिÕक बनाया हो, और
एक ऐसे उदाहरण की भी, जहाँ इसने अगंों के बीच संतुलन को प्रभावि�त किcया हो।
   › पहले 'न्याय व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण' वाले पहल ूपर सोचो। इसका मतलब है किS आम लोगों तक न्याय कैसे पहंुचा?
जनहि3त याचि`का (PIL) का सबसे बड़ा प्रभाव इसी पर पड़ा है।
   › उदाहरण के लिLए, 'जेल के अंदर पुलिLस द्वारा कैदिÀयों की आखँें फोड़ना, पत्थर की खदानों में काम करने की अमानवीय
दशा, बच्चों का यौन-शोषण' जसेै मामले जि�न्हें 'PIL' के जरिwए कोर्ट* में लाया गया। इन मामलों पर कोर्ट* ने संज्ञान लिLया और
'गरीब व पि छड़ ेवर्ग* के लोगों के अधि�कारों' को महत्व दिÀया। इससे न्याय सभी के लिLए सलुभ हुआ।
   › अब 'अगंों के संतलुन' को प्रभाविFत करने वाले पहल ूपर आत ेहैं। इसमें अक्सर कोर्ट* ऐसे मामलों में 'intervene' करता
है जो 'executive' या 'legislature' के क्षेत्र में आत ेहैं।
   › जसेै, 'वायु और ध्वनि] प्रदषूण दरू करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करना या चनुाव सुधार करना' ये सभी कार्य*
'विFधायिIका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहि3ए' लेकिSन कई बार न्यायालय को इसमें सक्रि�य होना पड़ता है। इससे
'विFधायिIका, कार्य*पालिLका और न्यायपालिLका के कार्यों� के बीच का अतंर धुधँला' हो जाता है और 'पारस्परिwक संतुलन' बिUगड़ता
है।
उत्तर — न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिÕक बनाने का उदाहरण: 'जेल में कैदिxयों के अधिvकारों के उल्लंघन' जैसे मामलों में जनहि�त
याचिmका (PIL) के माध्यम से न्यायालय का हस्तक्षेप। अगंों के संतुलन को प्रभावि�त करने का उदाहरण: 'वाय ुप्रदषूण निIयंत्रण'
या 'चनुाव सुधार' जसेै प्रशासनिIक और वि�धायी मदु्दों पर न्यायालय का सीधा निIर्देÌश देना।

उदाहरण 13. मान लीजि�ए किc कें द्र सरकार एक नया काननू बनाती है जि�सके अनसुार, 'Every person must contribute
10% of their monthly income to a specific government fund, and this fund will be used for specific
projects decided by the central government.' क्या यह कानून न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आ सकता है?
अगर हाँ, तो क्यों?
   › सबसे पहले, हम यह देखेंगे किS यह कानून किSस मलू अधि�कार या संवैधानि]क प्रावधान का उल्लंघन कर सकता है।
   › यह कानून लोगों के 'right to property' या संपत्तिÅ के अधि�कार का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकिS यह अनि]वार्य* रूप
से उनकी आय का एक हि3स्सा ले रहा है बिUना किSसी स्पष्ट कानूनी प्रक्रि�या या उचि`त मुआवजे के।
   › सपु्रीम कोर्ट* इसकी जांच करेगा किS क्या यह काननू 'reasonable restriction' है या मौलिLक अधि�कारों का सीधा
उल्लंघन है।
   › अगर सुप्रीम कोर्ट* पाता है किS यह कानून संपत्तिÅ के अधि�कार का उल्लंघन करता है और संविFधान के प्रावधानों के
खिeलाफ है, तो वह इसे 'unconstitutional' घोषिÊत कर सकता है।
   › कोर्ट* यह भी देखेगा किS क्या यह काननू बनाने की शक्तिpq कें द्र सरकार के पास थी, या यह राज्य सचूी का विFषय है।
उत्तर — हाँ, यह काननू न्यायिrक पुनरावलोकन के दायरे में आ सकता है क्योंकिc यह 'संपत्ति° के अधिvकार (Right to
Property)' और संभवतः 'निजता के अधिकार (Right to Privacy)' का उल्लंघन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसकी
संवधैानिIकता की जांच करेगा।

उदाहरण 14. केशवानंद भारती मामले का भारतीय न्यायपालि�का और संसद के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा?
   › समझो किS केशवानंद भारती मामला 1973 में आया, जब संसद और न्यायपालिLका के बीच 'संविFधान संशोधन' और
'मौलिLक अधि�कारों' को लेकर बहुत विFवाद था।
   › इस मामले में सुप्रीम कोर्ट* ने 'संविFधान के मलू ढाँचे' का सि�द्धांत दिÀया।
   › इसका मतलब यह था किS संसद संविFधान में संशोधन कर सकती है, लेकिSन वह 'मलू ढाँचे' को बदल नहीं सकती।
   › इस फैसले से न्यायपालिLका को 'संविFधान का अंतिqम व्याख्याकार' होने की शक्तिpq मिCली, जि�सने संविFधान की रक्षा की।
   › इसने संसद की 'संविFधान संशोधन की शक्तिpq' पर एक सीमा लगाई, जि�ससे 'checks and balances' मजबूत हुए।
उत्तर — केशवानंद भारती मामले ने 'संवि�धान के मलू ढाँचे' का सि¶द्धांत स्थापि$त किcया, जि�सने संसद की संवि�धान संशोधन
की शक्तिfg पर सीमाएँ लगाईं और न्यायपालि�का को संवि�धान का संरक्षक बनाया, जि�ससे दोनों के बीच शक्तिfg संतलुन बना।
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उदाहरण 15. संसद ने एक ऐसा संवि�धान संशोधन पारि)त किcया जो भारत के 'लोकतांत्रिÕक स्वरूप' को 'राजतंत्र' में बदल देता
है। क्या यह संशोधन वैध माना जाएगा?
   › पहला कदम: हमें यह देखना होगा किS क्या 'लोकतांत्रिyक स्वरूप' संविFधान के 'मूल ढाँचे' का हि3स्सा है। हाँ,
न्यायपालिLका ने कई बार स्पष्ट किSया है किS लोकतंत्र भारत के संविFधान का एक 'आधारभूत तत्व' है।
   › दसूरा कदम: 'संविFधान का मूल ढाँचा सि�द्धांत' कहता है किS संसद भी संविFधान के मलू ढाँचे को 'संशोधन' द्वारा नहीं
बदल सकती।
   › तीसरा कदम: चूंकिS यह संशोधन भारत के 'लोकतांत्रिyक स्वरूप' (जो किS मलू ढाँचे का हि3स्सा है) को नष्ट करता है, यह
'मलू ढाँचा सि�द्धांत' का उल्लंघन करता है।
उत्तर — नहीं, यह संशोधन वैध नहीं माना जाएगा। सर्वो|च्च न्यायालय इसे 'असंवैधानिIक' घोषि½त कर देगा क्योंकिc यह संवि�धान
के 'मलू ढाँचे' का उल्लंघन करता है।

  बोर्डA परीक्षा के लि�ए ख़ास

• बोर्ड* परीक्षा में न्यायपालिLका के कार्यों� और उसकी स्वतंत्रता पर अक्सर प्रश्न पूछे जात ेहैं। इन बिUदंओु ंको ध्यान से पढ़ें।
• यह विFषय बोर्ड* परीक्षा के लिLए बहुत महत्वपरू्ण* है। 'स्वतंत्र न्यायपालिLका की आवश्यकता' और उसके 'महत्व' पर सीधे प्रश्न
आत ेहैं। इसे अच्छे से समझकर जाना।
• यह विFषय बोर्ड* परीक्षा के लिLए बहुत महत्वपूर्ण* है। अक्सर कॉलेजि�यम प्रणाली क्या है, और इसकी भूमिCका पर सीधे प्रश्न
आत ेहैं, तो इसे अच्छे से समझ लेना।
• यह प्रश्न अक्सर सीधे संरचना या उसके 'एकीकृत' प्रकृतिq पर पछूा जाता है। पि रामिCड के स्तरों को सही क्रम में याद
रखना बहुत महत्वपूर्ण* है।
• यह अवधारणा बोर्ड* परीक्षाओ ंमें अक्सर 'सर्वो�च्च न्यायालय की शक्तिpqयों' वाले प्रश्न में पूछी जाती है। इसका स्पष्ट उल्लेख
करना अच्छे अंक दिÀलाएगा।
• यह अवधारणा बोर्ड* परीक्षाओ ंके लिLए बहुत महत्वपरू्ण* है। अक्सर रिwट के प्रकारों और उनके कार्यों� पर सीधे प्रश्न आत ेहैं।
हर रिwट का नाम और उसका सटीक कार्य* याद रखना बहुत ज़रूरी है।
• यह प्रश्न बोर्ड* परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है किS सर्वो�च्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधि�कार का क्या अर्थ* है और यह कैसे
काम करता है। 'संविFधान या काननू की व्याख्या' वाले गंभीर मामलों के उल्लेख को मत भूलना।
• यह के्षत्राधि�कार बोर्ड* परीक्षाओं के लिLए महत्वपरू्ण* है। खासकर 'राष्ट्रपतिq पर सलाह का बाध्यकारी न होना' और 'अनचु्छेद
143' को याद रखना। इन बिUदंओु ंको स्पष्ट रूप से लिLखें।
• यह अवधारणा बोर्ड* परीक्षाओ ं के लिLए बहुत महत्वपूर्ण* है। 'न्यायिIक सक्रि�यता' और 'जनहि3त याचि`का' की 'परिwभाषा',
'शरुुआत' और 'महत्व' पर सीधे सवाल आत ेहैं। साथ ही, इसके 'सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों' पर भी ध्यान दें।
• यह विFषय बोर्ड* परीक्षा के लिLए बहुत महत्वपरू्ण* है। 'न्यायिIक सक्रि�यता' के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को
'उदाहरणों सहि3त' याद रखना, और 'सरकार के अंगों के बीच संतलुन' पर इसके असर को समझना बहुत ज़रूरी है।
• यह अवधारणा बोर्ड* परीक्षाओ ं के लिLए बहुत महत्वपूर्ण* है। अक्सर इस पर 'लॉन्ग आंसर' प्रश्न आत ेहैं, इसलिLए इसकी
परिwभाषा, आवश्यकता और उदाहरणों को अच्छी तरह समझ लें।
• केशवानंद भारती मामले का 'संविFधान के मलू ढाँचे' का सि�द्धांत बोर्ड* परीक्षाओं के लिLए अत्यंत महत्वपूर्ण* है। इसे
उदाहरणों के साथ समझकर लिLखना सीखें।
• यह अवधारणा बोर्ड* परीक्षाओं के लिLए बहुत महत्वपूर्ण* है। 'केशवानंद भारती' केस का वर्ष* और 'मूल ढाँचे' का अर्थ* स्पष्ट रूप
से याद रखना।

  एक नज़र में रि)वीज़न
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› न्यायपालिLका = सरकार का अगं, संविFधान का संरक्षक, अधि�कारों का रक्षक।
› विFवादों का नि]ष्पक्ष हल, अधि�कारों की रक्षा, काननू का शासन, लोकतंत्र की सरुक्षा के लिLए स्वतंत्र न्यायपालिLका आवश्यक।
› न्यायाधीशों की नि]युक्तिpq कॉलेजि�यम प्रणाली द्वारा (CJI+4 वरिwष्ठ जज), राष्ट्रपतिq करत ेहैं।
› भारत की न्यायपालिLका पि रामिCड जसैी एकीकृत संरचना: सर्वो�च्च  उच्च  जि�ला  अधीनस्थ न्यायालय।
› कें द्र-राज्य/राज्यों के आपसी विFवादों की सीधी सनुवाई सर्वो�च्च न्यायालय में।
› मौलिLक अधि�कारों के उल्लंघन पर SC द्वारा जारी विFशषे आदेश (रिwट)।
› सर्वो�च्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय; उच्च न्यायालय के विFरुद्ध अपीलें; कानूनी मुद्दों की पुनर्जांÂýच।
› राष्ट्रपतिq सार्व*जनि]क/संवैधानि]क मामलों पर SC से सलाह मांग सकत ेहैं; SC बाध्य, राष्ट्रपतिq नहीं।
› PIL: जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता का उपकरण, 1979 से शुरू, गरीबों के लिए न्याय।
› न्यायिIक सक्रि�यता: लोकतंत्रीकरण/जवाबदेही (सकारात्मक); कार्य*भार/अंगों का धुधँलापन (चनुौतिqयाँ)।
› सुप्रीम कोर्ट* की कानूनों की संवधैानि]कता जांचने व असंवैधानि]क होने पर रद्द करने की शक्तिpq।
› केशवानंद भारती केस: 'मूल ढाँचा' सि�द्धांत, संसद की संशोधन शक्तिpq पर सीमा।
› केशवानंद भारती (1973) ने 'संविFधान का मूल ढाँचा' दिÀया; संसद भी इसे नहीं बदल सकती।
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